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(�ारं�भक परी�ा: रा�ीय मह�  क�  साम�यक घटनाएँ, भारतीय राज�व�ा  और शासन,

सं�वधान, राजनी�तक �णाली से संबं�धत मु�े)

 
(मु�  परी�ा: सामा� अ�यन  ��प� 2- संसद  और रा�  �वधा�यका  क�  श��य� एवं
�वशेषा�धकार से संबं�धत ��, संघीय ढा ंच े से संबं�धत �वषय) 

संदभ�

हाल ही म� रा�ीय  राजधानी �े� �द�ी सरकार (संशोधन) अ�ध�नयम, 2021 को संसद
�ारा  पा�रत कर �दया  गया। साथ ही, रा�प�त �ारा  मंजूरी �मलने के प�ात् गृह मं�ालय
क�  अ�धसूचना  पर यह अ�ध�नयम 27 अ�ैल से �भावी हो गया।
यह अ�ध�नयम रा�ीय  राजधानी �े� �द�ी सरकार अ�ध�नयम, 1991 म� संशोधन  करता
है।

�द�ी से संबं�धत �मुख त�

वष� 1991 के 69व� सं�वधान  संशोधन  के तहत �द�ी को �वधानसभा  यु� एक क� �  शा�सत
�देश घो�षत �कया  गया। �ात� है �क �द�ी एक सामा� या  अ� रा�� क�  तरह पूण�
रा�  नह� है।
हाला ँ�क, �द�ी �वधानसभा  और सरकार के पास अ�धकार सी�मत ह�।   

69वा ँ सं�वधान  संशोधन, 1991

69व� सं�वधान  संशोधन  के तहत �द�ी को रा�ीय  राजधानी �े� बनाया  गया। साथ ही,
�द�ी संघ रा�  �े� के �लए 70 सद�ीय  �वधानसभा  और सद�� के 10% मं��प�रषद
का  �ावधान  �कया  गया। 
रा�ीय  राजधानी �े� �द�ी के अ�त�र� सभी क� �  शा�सत �देश� म� अनु�ेद- 239 लागू
होता  है। 
वष� 1991 के सं�वधान  संशोधन  के प�ात् रा�ीय  राजधानी �े� �द�ी के �लए अनु�ेद-

239(AA) और अनु�ेद- 239(AB) को लागू �कया  गया। 

अनु�ेद- 239(AA)
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इसके तहत �द�ी संघ रा�  �े� को रा�ीय  राजधानी �े� (National Capital Territory)

का  दजा � �दया  गया  एवं इसके �शासक एलजी अथा�त् उपरा�पाल ह�गे ऐसा  �ावधान
�कया  गया। 
सं�वधान  के अनु�ेद- 239(A) के तहत �द�ी के उपरा�पाल क�  �नयु�� रा�प�त �ारा
क�  जाती है। साथ ही, �द�ी म� चुनाव  कराने क�  �ज�ेदारी �नवा �चन  आयोग के पास है
एवं �नवा ��चत मु�मं�ी और मं��मंडल को पद  और गोपनीयता  क�  शपथ उपरा�पाल
�ारा  �दलाई जाती है। 
इस अनु�ेद  के तहत �द�ी के उपरा�पाल को अ� रा�पाल� क�  तुलना  म� अ�धक
श��या ँ �ा� ह�। अ� रा�� क�  तरह �द�ी सरकार को पु�लस, कानून-�व�ा  और
भू�म संबंधी अ�धकार �ा� नह� ह�।
�द�ी �वधानसभा  को इन  सभी मामल� पर कानून  बनाने का  अ�धकार नह� है। इन  पर
कानून  बनाने का  अ�धकार क� �  सरकार और संसद  के अधीन  ह�।
य�द  �कसी �वषय  पर क� �  सरकार और �द�ी सरकार दोन� कानून  का  �नमा �ण  करते ह�,
तो क� �  सरकार �ारा  पा�रत कानून  मा� होगा।
य�द  �कसी मु�े  पर उपरा�पाल और �द�ी सरकार के म� ग�तरोध उ�� हो जाता  है,

तो उपरा�पाल मामले को रा�प�त के �वचाराथ� भेज सकते ह�। 

अनु�ेद- 239(AB)

इस अनु�ेद  क�  श��या ँ रा�प�त शासन  क�  ���त म� लागू होती है। य�द  उपरा�पाल
को लगता  है �क मं��मंडल, शासन  का  संचालन  करने म� अ�म है तो वह रा�प�त को
आपात ���त लागू करने क�  �सफा�रश कर सकते ह�। 
रा�प�त शासन  क�  ���त म� फैसले लेने का  अ�धकार उपरा�पाल को होगा।

वष� 2018 म� उ�तम �ायालय का  �नण�य

अनु�ेद- 239AA के तहत पु�लस, कानून  �व�ा  और �द�ी के अधीन  आने वाली भू�म
पर क� �  सरकार का  �नयं�ण  है। इन  मामल� म� �ववाद  होने पर वष� 2018 म� उ�तम
�ायालय  के पा ँच  �ायाधीश� क�  पीठ  ने अहम �नण�य  �दया।
इसके अनुसार �द�ी सरकार को पु�लस, कानून  �व�ा  और भू�म संबंधी मामल� के
अलावा  �कसी भी मु�े  पर उपरा�पाल क�  सहम�त लेना  ज�री नह� है।
हाला ँ�क, �द�ी सरकार को अपने �नण�य� क�  सूचना  ज़�र उपरा�पाल को देनी होगी।
इसके अ�त�र�, उ�तम �ायालय  ने एक �शासक के तौर �द�ी के उपरा�पाल क�
भू�मका  को सी�मत बताया  था।

संशोधन  क�  आव�कता  ��

हा�लया  वष� म� �द�ी सरकार और उपरा�पाल क�  श��य� के म� टकराव  के कई
मामले सामने आए ह�। य��प, 1991 के अ�ध�नयम म� ���या  और काय� संचालन  से
संबं�धत �ावधान  �कए गए ह� �क� तु इस अ�ध�नयम म� कई �ब� दुओ ंक�  �� तौर पर
�ा�ा  नह� क�  गई है।
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अ�ध�नयम म� इस बारे म� भी ��ता  नह� है �क सरकार �ारा  आदेश जारी करने से पूव �
मामल� को �कस �कार उपरा�पाल के सम� ��ुत करना  है। साथ ही, फैसल� के
�भावी समयब� काया ��यन  के �लए भी कोई संरचना�क तं� �ा�पत नह� �कया
गया  है।
इस संशोधन  �वधेयक म� �द�ी के उपरा�पाल क�  कुछ भू�मकाओ ंऔर अ�धकार� को
प�रभा�षत �कया  गया  है। 
इस संशोधन  का  उ�े� मूल �वधेयक म� जो अ��ता  है उसे दूर करना  है, ता�क इस
कानून  को �व�भ� अदालत� म� चुनौती देन े से बचाया  जा  सके।

संशोधन  �वधेयक 2021 के �ावधान  

यह अ�ध�नयम वष� 1991 के अ�ध�नयम क�  धारा  21, 24, 33 तथा  44 म� संशोधन  करेगा।
नए �वधेयक के तहत �द�ी म� 'सरकार' श�  का  आशय  'उपरा�पाल' से होगा। साथ ही,
इसके अंतग�त उपरा�पाल क�  �ववेकाधीन  श��य� का  �व�ार �कया  गया  है एवं
उपरा�पाल को उन  मामल� म� भी और अ�धक �ववेकाधीन  श��या ँ �दान  क�  गई ह�,
�जन  पर कानून  बनाने का  अ�धकार �वधानसभा  के पास है।
यह �वधेयक सु�न��त करता  है �क मं��प�रषद  (या  �द�ी मं��मंडल) �ारा  �लए गए
�कसी भी �नण�य  को लागू करने से पहले उपरा�पाल क�  राय  आव�क �प से ली
जायेगी।
वह�, �द�ी �वधानसभा  रा�ीय  राजधानी के �शास�नक मामल� पर �वचार करने अथवा
�शास�नक �नण�य� के संबंध म� �यं को मजबूत करने के �लए कोई �नयम नह�
बनाएगी।
�वधेयक के उ�े�� म� कहा  गया  है �क उ� �वधेयक �वधानसभा  और काय�पा�लका  के
बीच  सौहाद�पूण � संबंध� का  संव��न  करेगा। साथ ही, �नवा ��चत सरकार एवं उपरा�पाल
के उ�रदा�य�� को रा�ीय  राजधानी �े� �द�ी के शासन  क�  संवैधा�नक योजना  के
अनु�प प�रभा�षत करेगा।
इसम� कहा  गया  है �क संशोधन  मौजूदा  कानूनी और संवैधा�नक �ावधान� के अनु�प ह�,
और �मशः 4 जुलाई, 2018 और 14 फरवरी, 2019 के उ�तम �ायालय  के दो �नण�य� पर
आधा�रत ह�।

आलोचना

नवीनतम �ावधान  �द�ी सरकार क�  काय��णाली एवं समयब�ता  को कम कर देगा
साथ ही कोई भी काय� करने से पूव � उपरा�पाल से परामश� करना  पड़ेगा , जो पुनः �ववाद
का  कारण  बनेगा।
आलोचक� का  मानना  है �क नवीनतम �ावधान� के साथ उपरा�पाल क�  श�� म� ओर
अ�धक वृ�� होगी। जो सरकार के �शास�नक काय� म� राजनी�तक �प से बाधा  उ��
करेगी।
�ात� है �क उपरा�पाल, सरकार को एक समय  सीमा  के भीतर सलाह देन े के �लए
बा� नह� है। अतः यह भी सरकारी कामकाज म� देरी का  कारण  बनेगा।
यह संशोधन  �नवा ��चत सरकार के अ�धकार� को सी�मत करता  है, साथ ही अ��� �प से
क� �  सरकार के ह��ेप को भी बढ़ावा  देता  है।
आलोचक� का  मानना  है �क नवीनतम �ावधान  सं�वधान  म� �न�हत शासन  के
�वक� �ीकरण  एवं संघवाद  क�  भावना  के �वपरीत है।
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�न�ष�

नवीनतम संशोधन  अ�ध�नयम के मा�म से शासन  के क� �ीकरण  क�  �वृ��  म� वृ�� करने का
�यास �कया  जा  रहा  है, जब�क वत�मान  म� �वक� �ीकृत शासन  �णाली समय  क�  मा ँग है। साथ
ही, अ�ध�नयम के �ावधान  उपरा�पाल क�  �ववेकाधीन  श��य� एवं अ�धकार� म� वृ�� करते ह�
जो उसे �नरंकुश बना  सकते ह� एवं चुनी �ई सरकार के अ��� को भी संकट म� डाल सकते ह�।


